भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 970
(जिसका उत्तर सोमवार, 3 दिसंबर, 2012  को दिया गया)
लेखा-परीक्षकों के लिए विनियामक
970.
श्री ए. इलावरासन :
क्या कारपोरेट कार्य मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)
क्या लेखा-परीक्षकों के लिए एक स्वतंत्र विनियामक बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है क्योंकि स्व-विनियमन की विद्यमान प्रणाली में ढिलाई की गुंजाइश रहती है और इसलिए लेखा परीक्षकों के लिए एक स्वतंत्र विनियामक की आवश्यकता है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
क्या भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता के सहयोग से कारपोरेट शासन प्रणाली पर तैयार किए प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे की पुरजोर सिफारिश की गई है?
उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री सचिन पायलट)
(क) और (ख) :  जी हां। माननीय वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जिसने कंपनी विधेयक, 2009 और कंपनी विधेयक, 2011 की जांच की, ने सिफारिश की थी कि कंपनी विधेयक, 2009 में प्रस्तावित लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएएस) को लेखापरीक्षा मानकों की स्थापना के लिए एक निकाय के साथ-साथ की गई लेखापरीक्षा की क्वालिटी का सामान्य पर्यवेक्षण करने के लिए एक अर्ध-नियामक संस्था के रूप में भी स्थापित किया जाए। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कंपनी विधेयक, 2011 के खंड 132 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन का प्रावधान है जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे- (i) लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियां व मानक तैयार करना एवं स्थापित करना; (ii) इस प्रकार के मानकों की मॉनीटरिंग व अनुपालन करना;  (iii) संबंधित व्यावसायिकों की सेवा की क्वालिटी का निरीक्षण करना और उसके लिए अपेक्षित उपायों का सुझाव देना तथा  (iv) चार्टर्ड अकाउंटेंटों के विरूद्ध व्यावसायिक कदाचार के कतिपय मामलों में आवश्यक कार्रवाई करना।
(ग) :  जी हां, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान द्वारा ‘कारपोरेट गवर्नेंस इंडिया फ्रॉम पॉलिसीज़ टू रिएल्टी’ शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों के लिए एक स्वतंत्र नियामक की सिफारिश की गई है। 
*****

